भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 4063
(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
दबावग्रस्त आस्तियों की पुनः संरचना के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचनाएं
4063.
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डीः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के संबंध में हाल ही में बैंकों को अधिसूचना जारी की है;

(ख)
यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग)
क्या भारतीय बैंक संघ ने इसके संशोधित ढांचे में, जहां तक अवसंरचना क्षेत्र का संबंध है, छूट का अनुरोध किया है;

(घ)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ)
क्या बैंकों द्वारा संशोधित ढांचे का कार्यान्वयन किए जाने पर दबावग्रस्त आस्तियों की पुनः संरचना किए जाने की संभावना बनेगी; और
(च)
यदि बैंक अवसंरचना क्षेत्र को ऋण देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो सरकार 8 प्रतिशत के अनुमानित जीडीपी विकास को इस वर्ष कैसे प्राप्त करेगी?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अधिक मूल्य वाले दबावग्रस्त खातों के पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान को सक्षम बनाने के लिए विभिन्न पुनर्संरचना योजनाओं को प्रतिस्थापित करते हुए दिनांक 12.02.2018 को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक संशोधित संरचना जारी की है। इसके अनुसार, समाधान योजना का 180 दिनों के भीतर क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। गैर-क्रियान्वयन के मामले में उधारदाता दिवाला आवेदन दर्ज करेगा। इसके अतिरिक्त, पुनर्संरचना या स्वामित्व में परिवर्तन के मामले में क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा शेष ऋण का स्वतंत्र ऋण मूल्यांकन आवश्यक है।
(ग) और (घ): भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सूचित किया है कि उसने आरबीआई से अवसंरचना तथा मूलभूत उद्योगों के लिए ऋणों की लचीली संरचना, जिसने मौजूदा परियोजना ऋणों के पुनर्वित्तपोषण की अनुमति दी है, को वापस लेने के संबंध में पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। आईबीए ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या यदि किसी कंपनी को संतोषजनक रेटिंग प्राप्त हो जाती है तो यह आवश्यक है कि ऋणों पर ब्याज दर में कमी के कारण मूल्य में कमी की हानि, यदि कोई हो, तथा साथ ही क्या संभावित परियोजना ऋण का प्रत्याशा में स्वीकृत पूरक ऋण को संशोधित संरचना के अंतर्गत पुनर्संरचना योग्य माना जाएगा? आईबीए ने बताया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे लेन-देन संशोधित संरचना के अंतर्गत पुनर्गठन के समान नहीं होंगे।
(ड.): संशोधित संरचना में संरचना की शर्तों के अनुसार समाधान योजना के क्रियान्वयन की परिकल्पना की गई है।
(च): सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार बैंक सांविधिक/विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन, तकनीकी रूप से व्यवहार्य, वित्तीय रूप से अर्थक्षम ऋण प्रस्तावों के लिए अवसंरचना क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के विरुद्ध नहीं हैं।
*****
